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वैश्विक अर्थव्यवस्था के पटल पर कोरोना महामारी ने 
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लनेदेन के स्वरूप को बदल डाला। डेबिट 
या क्रेडि ट कार्ड, मोबाइल वॉलटे, मोबाइल एप, नेट बैंकिग, 
इलके्ट्रॉनिक क्लियरिग सर्विसजे, इलके्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 
या इमिडिएट पमेेंट सर्विस, एनईएफटी, भीम या आधार प,े 
यपूीआई, आरटीजीएस आदि माध्यमों स ेएक खाते स े दसूरे 
खाते में धन का हस्तांतरण हो जाता ह।ै इसी प्रतिस्पर्धा के बीच 
जब विश्व में क्रिप्टोकरेंसी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा 
ह,ै भारत सरकार द्वारा डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया गया 
ह।ै अंतर्राष्ट्रीय मदु्रा कोष के कार्यकारी दस्तावेज़ ‘‘द मैक्रो 
इकोनॉमिक्स ऑफ डी-कैशिंग’’ के अनसुार विकसित और 
विकासशील अर्थव्यवस्थाए ं नकद लने-देन को सीमित करने 
के लिए प्रारंभिक कदम उठा चकुी ह।ै डिजिटल लनेदेन एक 
समांतर तंत्र ह,ै जो नकद लनेदेन का स्थान नही ंलगेा, अपित ु
विभिन्न हते ुधारकों को लाभ प्रदान करेगा। इस शोध पत्र में 
डिजिटल रुपया के विभिन्न पहलओुं को विश्लेषि त किया गया 
ह।ै इसमें डिजिटल रुपया के फायदे एवं चनुौतियाे को विस्तार 
स ेबताया गया ह।ै 

प्रथम प्रायोगिक परिचालन 1 नवंबर 2022 स ेडिजिटल रुपया - 
थोक खंड (e `-W) में आरंभ हो गया।[01] 01 दिसबंर 2022 
को भारतीय रिज़र्व ब ैंक ने डिजिटल रुपये रिटेल पायलट में 
बंद उपयोगकर्ता समहू के लिए शरुु किया। भारतीय रिज़र्व 
ब ैंक ने दिनांक 31 अक्तूबर 2022 को प्रेस नोट के माध्यम 
स ेसचूित किया था कि e `-R को प्रायोगिक परिचालन की 
शरुुआत एक महीने के भीतर शरुू किया जाएगा। टोकन-
आधारित डिजिटल रुपये एवं नागरिक मोबाइल ऐप के माध्यम 
स ेदेश डिजिटल मोड में मदु्रा का भगुतान एवं प्राप्त करने में 
सक्षम होगा। इस प्रायोगिक परिचालन स े प्राप्त अनभुवों के 
आधार पर भावी प्रायोगिक परिचालन में e `-R टोकन और 
सरंचना की विभिन्न विशषेताओं और अनपु्रयोगों का परीक्षण 
किया जाएगा। आरबीआई द्वारा 17 जनू 2022 को जारी किए 
गए भगुतान विजन 2025 दस्तावेज़ के अनसुार, सीबीडीसी 

का उपयोग घरेल ूऔर सीमा पार भगुतान प्रससं्करण और 
निपटान के लिए किया जाएगा। आरबीआई ने सीबीडीसी को 
खदुरा सीबीडीसी में वर्गीकृत किया ह,ै जिस ेव्यक्तिगत वित्तीय 
जरूरतों और थोक सीबीडीसी को परूा करने के लिए डिज़ाइन 
किया जाएगा जिसका मदु्रा वितरण उद्देश्य और आर्थिक स्थिरता 
के लिए आरबीआई, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के 
बीच कारोबार किया जाएगा।[02] आरबीआई सब्सिडी रिसाव 
और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 
(डीबीटी) के लिए अन्वेषण उद्देश्य स ेसीबीडीसी को सचंालित 
कर रहा ह।ै[03]

डिजिटल रुपया का अर्थ/परिभाषा
भारतीय रिज़र्व ब ैंक, कें द्रीय बैंक डिजिटल मदु्रा (सीबीडीसी) 
को कें द्रीय बैंक द्वारा जारी किये गए मदु्रा के डिजिटल ससं्करण 
के रूप में परिभाषित करता ह।ै यह कें द्रीय बैंक (आरबीआई) 
द्वारा जारी एक सपं्रभ ुया परूी तरह स ेस्वतंत्र मदु्रा ह।ै एक बार 
आधिकारिक रूप स ेजारी होने के बाद सीबीडीसी को तीनों 
पक्षों - नागरिक, सरकारी निकायों और उद्यमों द्वारा भगुतान 
का माध्यम एवं लीगल टेंडर माना जाएगा। देश की मौद्रिक 
नीति के अनसुार भारत सरकार द्वारा लीगल टेंडर मान्य होने के 
पश्चात इस ेकिसी भी वाणिज्यिक बैंक की मदु्रा में स्वतंत्र रूप 
स ेपरिवर्तित किया जा सकता ह।ै डिजिटल रुपया को कें द्रीय 
बैंक डिजिटल मदु्रा भी कहा जाता ह,ै e`-R एक डिजिटल 
टोकन के रूप में होगा जो काननूी निविदा का प्रतिनिधित्व 
करता ह।ै यह कागज़ी मदु्रा और सिक्कों के समान मलू्यवर्ग 
में ज़ारी किया जाएगा और मध्यस्थों यानी ब ैंकों के माध्यम स े
वितरित किया जाएगा। व्यापारियों को भगुतान करने के लिए 
क्यूआर कोड का उपयोग किया जा सकता ह।ै[04] e`-R में 
भरोसा, सरुक्षा और निपटान के अंतिम रूप जैसी भौतिक नकदी 
की सवुिधाए ँप्रदान की जाएगँी। नकदी के मामल ेमें, यह कोई 
ब्याज अर्जित नही ंकरेगा, परंत ुइस ेब ैंकों के साथ धन के अन्य 
रूपों में परिवर्तित किया जा सकता ह।ै ब्लॉकचने तकनीक द्वारा 
समर्थित डिजिटल रुपया दक्षता एवं पारदर्शिता को बढाने में 
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मदद करेगा। हशै कोड विकास विधि (ब्लॉकचने तकनीक) के 
कारण सचूना को बदलना मशु्किल हो जाएगा। 

भारतीय रिज़र्व ब ैंक के अनसुार, उपयोगकर्त्ता भाग लनेे वाल े
ब ैंकों द्वारा पशे किये गए डिजिटल वॉलटे के माध्यम स ेe`-R 
के साथ लनेदेन करने में सक्षम होंगे और मोबाइल फोन तथा 
अन्य इलके्ट्रॉनिक उपकरणों पर सगं्रहीत होंगे। ब ैंक नोटों की 
तरह डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा विनियमित और विशिष्ट 
रूप स ेपहचाने जाने योग्य होंगे। डिजिटल रुपया की देयता 

आरबीआई के पास ह।ै डिजिटल मदु्रा को पशे करने का प्रमखु 
कारण वर्तमान परिचालन लागत को कम करना, लचीलापन 
एवं दक्षता लाना ह।ै आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट के दौरान 
डिजिटल रुपये का प्रयोग सीमा पार लनेदेन में भी करेगा।[05]

कें द्रीय बैंक के अनसुार, इस पायलट प्रोजेक्ट में चरण-
वार भागीदारी के लिए आठ बैंकों की पहचान की गई ह।ै 
आवश्यकतानसुार चरणबद्ध तरीके स ेअधिक स ेअधिक बैंकों, 
उपयोगकर्ताओं एवं शहरों को शामिल किया जाएगा।

तालिका 1: पायलट में चरण-वार भागीदारी

प्रथम चरण द्वितीय चरण

सम्मिलित शहर सम्मिलित बैंक सम्मिलित शहर सम्मिलित बैंक

मुंबई
नई दिल्ली
बेंगलरुु आैर
भवुनेश्वर

भारतीय स्टेट ब ैंक, आईसीआईसीआई बैंक, 
यस बैंक आैर आईडीएफसी फर्स्ट 

अहमदाबाद, गंगटोक, 
गवुाहाटी, हदैराबाद, 
इदंौर, कोच्चि, लखनऊ, 
पटना और शिमला

बैंक ऑफ बड़ौदा, 
यनूियन बैंक ऑफ इडंिया,  
एचडीएफसी बैंक और 
कोटक महिदं्रा ब ैंक

स्त्रोत: भारतीय रिज़र्व ब ैंक

डिजिटल रुपए के प्रकार
भारतीय रिज़र्व ब ैंक ने डिजिटल रुपए को दो व्यापक श्रेणियों - खदुरा और थोक में विभाजित किया ह।ै

तालिका 2

डिजिटल रुपया - खदुरा डिजिटल रुपया - थोक

खदुरा ई-रुपया नकदी का एक इलके्ट्रॉनिक ससं्करण ह,ै जो 
मखु्य रूप स ेखदुरा लनेदेन के लिए ह।ै इसका उद्देश्य सभी 
निजी क्षेत्र, गैर-वित्तीय, उपभोक्ताओं और व्यवसायों के उपयोग 
के लिए उपलब्ध होना ह।ै भगुतान तथा निपटान के लिये 
सरुक्षित धन प्रदान कर सकता ह,ै क्योंकि यह कें द्रीय बैंक 
की प्रत्यक्ष देयता ह ै। लनेदेन व्यक्ति स ेव्यक्ति (P2P) और 
व्यक्ति स े व्यापारी (P2M) दोनों प्रकार स े हो सकता ह ैं। 
डिजिटल करेंसी के लनेदेन की गोपनीयता रखी जाएगी।

थोक सीबीडीसी को चनुिदा वित्तीय ससं्थानों तक सीमित 
रखने के लिये डिज़ाइन किया गया ह।ै इसका उद्देश्य इटंरबैंक 
ट्रांसफर और थोक लनेदेन के निपटान के लिए ह।ै इसमें 
सरकारी प्रतिभतूियों और पूँजी बाजार में ब ैंकों द्वारा किये 
गए वित्तीय लनेदेन के लिये निपटान प्रणालियों को परिचालन 
लागत, सपंार्श्वि क तथा तरलता प्रबंधन के उपयोग के मामल े
में अधिक कुशल एवं सरुक्षित बनाने की क्षमता ह।ै ई ̀ -W के 
उपयोग स ेअंतर-बैंक बाजार को और अधिक कुशल बनाने 
की उम्मीद ह।ै 

स्त्रोत: भारतीय रिज़र्व ब ैंक

भारतीय स्टेट ब ैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा ने कहा, 
‘‘भारतीय रिज़र्व ब ैंक का पायलट प्रोजेक्ट ‘‘रिटेल डिजिटल 
रुपया’’ एक गेम च ेंजर ह,ै इसके प्रभाव टिकाऊ होंगे, जो 

बहतु कम लागत पर बेहतर मौद्रिक सचंरण सनुिश्चित करेंगे। 
डिजिटल रुपया नवाचार भी ह,ै जो प्रचलन में भारतीय भौतिक 
मदु्रा को सहयोग करेगा।" 
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परिचर्चा एव ंपरिणाम 

1. डिजिटल रुपए के अतिरिक्त ऑनलाइन धन हस्तांतरण के अन्य माध्यम
तालिका 3: भुगतान प्रणाली संकेतक - विश्ले षणात्मक [वार्षिक कारोबार (अप्रैल-मार्च)]

मद मद मात्रा (लाख) मलू्य (` करोड़)

2018-19 2019-20 2020-21 2018-19 2019-20 2020-21

अ. निपटान प्रणाली    
सीसीआईएल सचंालित प्रणाली 36 36 28 11,65,51,038 13,41,50,192 16,19,43,141
ब. भगुतान प्रणाली            
1. बड़े  मलू्य का क्रेडि ट ट्रांसफर - 
आरटीजीएस

1,366 1,507 1,592 13,56,88,187 13,11,56,475 10,55,99,849

खदुरा खंड            
2. क्रेडि ट ट्रांसफर 1,18,481 2,06,506 3,17,852 2,60,90,471 2,85,62,857 3,35,22,150
2.1 एईपीएस (फंड ट्रांसफर) 11 10 11 501 469 623

2.2 एपीबीएस (APBS) 14,949 16,766 14,373 86,226 99,179 1,12,747
2.3 ईसीएस क्रेडि ट 54 18 0 13,235 5,145 0
2.4 आईएमपीएस 17,529 25,792 32,783 15,90,257 23,37,541 29,41,500
2.5 एनएसीएच क्रेडि ट 8,834 11,290 16,450 7,29,673 10,43,212 12,32,714
2.6 एनईएफटी 23,189 27,445 30,928 2,27,93,608 2,29,45,580 2,51,30,910
2.7 यपूीआई 53,915 1,25,186 2,23,307 8,76,971 21,31,730 41,03,658
3. डेबिट ट्रांसफर/डायरेक्ट डेबिट 4,914 7,525 10,456 5,24,556 7,19,708 8,72,552
3.1 भीम आधार प े 68 91 161 815 1,303 2,580
3.2 ईसीएस डेबिट 9 1 0 1,260 39 0
3.3 एनएसीएच डेबिट 4,830 7,340 9,630 5,22,461 7,18,166 8,68,906
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते स ेजडु़ा हआु) 6 93 650 20 200 913
4. कार्ड भगुतान 61,769 72,384 57,841 11,96,888 14,34,814 12,93,822
4.1 क्रेडि ट कार्ड 17,626 21,773 17,641 6,03,413 7,30,895 6,30,414
4.2 डेबिट कार्ड 44,143 50,611 40,200 5,93,475 7,03,920 6,62,667
5. प्रीपडे भगुतान साधन 46,072 53,318 49,392 2,13,323 2,15,558 1,97,695
6. कागज आधारित उपकरण 11,238 10,414 6,704 82,46,065 78,24,822 56,27,189
कुल - खदुरा भगुतान (2+3+4+5+6) 2,42,473 3,50,147 4,42,229 3,62,71,303 3,87,57,759 4,15,12,514
कुल भगुतान (1 स े6) 2,43,839 3,51,654 4,43,821 17,19,59,490 16,99,14,234 1471,12,363
कुल डिजिटल भगुतान (1+2+3+4+5) 2,32,602 3,41,240 4,37,118 16,37,13,425 16,20,89,413 14,14,85,173
स्त्रोत: https://m.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=1322, आरबीआई।
नोट:	 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लनेदेन शामिल ह ैं।

	 2. सीबीएलओ, सरकारी प्रतिभतूियों और विदेशी मदु्रा लनेदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम स े
होता ह।ै सरकारी प्रतिभतूियों में एकमशु्त व्यापार और रेपो लनेदेन और त्रिपक्षीय रेपो लनेदेन के दोनों चरण शामिल ह ैं। 5 नवंबर, 2018 
स ेसीसीआईएल ने सीबीएलओ को बंद कर दिया और सिक्योरिटीज सगेमेंट के तहत ट्राइपार्टी रेपो को चाल ूकर दिया।

3. कार्ड के आकंड़े  बिक्री के बिंद ु(पीओएस) टर्मिनलों और ऑनलाइन भगुतान लनेदेन के लिए ह ैं।
4. सखं्याओं को राउंड ऑफ करने के कारण हो सकता ह ैकि कॉलम में दिए गए आकंड़े  कुल योग के बराबर न हों।
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2. ग्राहकों में डिजिटल रुपये के संबंध में क्षेत्रदार जागरूकता
रेखा चित्र 1
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स्त्रोत: स्वत सर्वेक्षण

रेखा चित्र 1 के विश्लेष ण स ेस्पष्ट होता ह ैडिजिटल रुपए के 
बारे में ग्रामीण क्षेत्रों की तलुना में शहरी क्षेत्रों के बैंक ग्राहक 
अधिक जागरूक ह ैं। डिजिटल रुपए के संबंध में जागरूकता 
का रुझान मुंबई में उत्तरदाताओं के आधार पर शत-प्रतिशत था, 
जबकि दिल्ली में 90 प्रतिशत था। शिमला, बंगलरुु, लखनऊ, 
पटना, नोएडा, गाजियाबाद तथा वाराणसी 07 महानगरों में 
डिजिटल रुपए की जागरूकता 74.28% ह।ै रामपरु, अमरोहा, 
पीलीभीत, सम्भल, हापड़ु, नैनीताल, जम्मू, इटारसी, कपरूथला 
और कोटा शहरी क्षेत्रों में 48% ह।ै कस्बों में 32% ह,ै जबकि 
ग्रामीण क्षेत्र में 17.5% ह।ै

3. क्या डिजिटल रुपया का परिचालन विभिन्न 
हितधारकों के लिए लाभदायक है?
सीबीडीसी का उद्देश्य बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन 
एवं प्रोत्साहन करना, भौतिक नकदी प्रबंधन की लागत को 
कम करना, कुशल मौद्रिक भगुतान प्रणाली बनाना एवं वित्तीय 

समावेशन को और आगे बढ़ाना ह।ै[06] सीबीडीसी का प्रचलन, 
भौतिक मदु्रा के मदु्रण (प्रिंटिग) पर होने वाला व्यय (लगभग 
`4,984.80 करोड) को कम कर देगा। यह व्यय सामान्यतः 
आम जनता, व्यवसाय, बैंक एवं आरबीआई द्वारा वहन किया 
जाता ह।ै[07] एक बार e`-R व्यक्तिगत वॉलटे में स्थानांतरित 
हो जाने के बाद, नाम को गपु्त बनाए रखने के लिए बैंकों 
द्वारा व्यवस्था की जाएगी, ताकि छोटे मलू्य के लनेदेन का पता 
नही ंलगाया जाएगा।[08] इसका उपयोग सरकारी प्रतिभतूियों में 
द्वितीयक बाजार लनेदेन को निपटाने के लिए किया जाएगा। 
यह लने-देन की लागत में कटौती करने और निपटान गारंटी 
बनुियादी ढांच ेकी आवश्यकता को रोकने या निपटान जोखिम 
को कम करने के लिए मदद करेगा।[09] e`-R वाणिज्यिक 
बैंकिग प्रणाली के बाहर होगा जो वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम 
स ेमध्यस्थता वाली भगुतान प्रणालियों में तरलता और क्रेडि ट 
जोखिमों की एकाग्रता को कम करने में मदद कर सकता ह।ै[10]
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तालिका 4: डिजिटल रुपया के लाभ

क्र.स.ं लाभ रैंक

क तेजी स े बदलते परिवेश में बेहतर विकल्प 
देने के लिए।

01

ख यह आगे की सोच को प्रोत्साहित करता ह।ै 02

ग प्रदाता द्वारा तेज फोकस करने के लिए। 03

घ परियोजना दृष्टि की स्पष्टता के लिए। 04

ङ ससंाधनों का तर्क सगंत आवंटन सनुिश्चित 
करने के लिए।

05

च प्रदर्शन स्तर बढ़ाने के लिए। 06

छ समन्वय में सधुार करने के लिए। 07

ज यह गतिविधियों के नियंत्रण के लिए एक ढांच े
का प्रतिनिधित्व करता ह।ै

08

झ अनिश्चितताओं के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण 
प्रदान करता ह।ै

09

ञ यह व्यक्तियों के व्यवहार को एकीकृत करने 
में मदद करता ह।ै

10

स्त्रोत: स्वत: सर्वेक्षण 

तालिका 4: डिजिटल रूपया के लाभ के विश्लेष ण स ेज्ञात 
होता ह ैकि वैश्विक वित्तीय परिदृश्य तजे गति स ेबदल रहा ह।ै 
डिजिटल रुपया बैंकिग लने-देनों में एक बेहतर विकल्प होगा, 
जिस ेउत्तरदाताओं ने प्रथम श्रेणी दी ह,ै उसके पश्चात द्वितीय 
श्रेणी में भविष्य की सोच को प्रोत्साहित करना ह।ै डिजिटल 
रुपया बैंकिग क्षेत्र में कार्यरत हितधारको को भगुतान विकल्प 
पर फोकस प्रदान करने के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान 
करता ह ैजिसके कारण उत्तरदाताओं ने इस ेतृतीय श्रेणी में रखा 
ह।ै अन्य रैंक निम्न ह-ै आरबीआई के नियंत्रण में डिजिटल रुपया 
परियोजना सचंालित की गई ह ैजिसकी एक स्पष्ट धारणा ह।ै 
डिजिटल रुपए के सचंालन स ेभगुतान व्यवस्था में मितव्ययिता 
आएगी जिसस ेससंाधनों का अन्य कार्य में तर्क सगंत आवंटन हो 
सकेगा। डिजिटल रुपया ऑनलाइन भगुतान व्यवस्था में उपस्थित 
विभिन्न हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धा के स्तर को बढ़ाने के 
प्रयासों को तीव्र करेगा। भारतीय रिज़र्व ब ैंक विभिन्न हितधारकों 
के मध्य समन्वय करने का प्रयास करेगा जिसस ेडिजिटल रुपए 
का परिचालन आसान होगा। डिजिटल रुपया भारतीय रिज़र्व 

ब ैंक के अधीन होने के कारण लनेदेन गतिविधियों का नियंत्रित 
रखेगा, जो ग्राहकों को सरुक्षा प्रदान करेगा। डिजिटल रुपए 
के ढांच ेके अंतर्गत निर्धारित बैंक ऐप के माध्यम स ेलनेदेन 
को सचंालित करेंगे। धन हस्तांतरण के लिए एक व्यवस्थित 
दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा जो अनिश्चितताओं को खत्म कर 
देगा। डिजिटल रुपया के माध्यम स ेग्राहकों के व्यवहार को 
एकीकृत करने में मदद मिलगेी। उम्मीद ह ैकि डिजिटल मदु्रा के 
परिचालन उपयोग स ेअंतर-बैंक बाजार अधिक कुशल होगे, 
सरकारी प्रतिभतूियों में द्वितीयक बाजार लनेदेन का निपटान 
होगा। कें द्रीय बैंक मदु्रा में निपटान स े लनेदेन लागत कम 
होगी। निपटान जोखिम को कम करने के लिए निपटान गारंटी 
अवसरंचना या सपंार्श्वि क की आवश्यकता को समाप्त कर 
दिया जाएगा। आगे चलकर, डिजिटल मदु्रा के साथ सचंालन के 
सबस ेबड़े  लाभों में स ेएक यह ह ैकि इस प्रायोगिक परिचालन 
स ेमिल ेअनभुव के आधार पर भावी प्रायोगिक परिचालन के 
लिए अन्य थोक लनेदेन और सीमापारीय भगुतान पर ध्यान 
दिया जाएगा। डिजिटल मदु्रा दो विदेशी देशों के बीच लनेदेन 
शलु्क को कम करके धन के गैर-वाणिज्यिक हस्तांतरण को 
सकारात्मक रूप स ेप्रभावित करेगी। अर्थव्यवस्थाओं के बीच 
ये गैर-वाणिज्यिक धन कई देशों में आर्थिक विकास के सबस े
बड़े  ड्राइवर रह े ह ैं। यह व्यापार को आसान बना देगा, परेू 
वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ल े
जाना स्के लबेिलिटी प्रदान करता ह।ै यह साइबर-आपराधिक 
गतिविधियों को भी कम करेगा। व्यावसायिक सगंठन डिजिटल 
मदु्रा के प्रचलन स ेसामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों पर ध्यान कें द्रित 
कर सकें गे। भारत, सिक्कों और कागज के रूप में धन छपाई 
पर बहतु सारे ससंाधन खर्च  करता ह।ै डिजिटल रुपए के प्रचलन 
में आने स ेप्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की बचत होगी। डिजिटल रुपया 
नए अवसर प्रदान करेगा और नकदी के रसद प्रबंधन के बोझ 
को कम करके फिनटेक क्षेत्र में क्रांति लाएगा। इसके अलावा, 
डिजिटल रुपया मदु्रा, काल ेधन और भ्रष्टाचार की जालसाजी 
को रोकेगा। इलके्ट्रॉनिक माध्यमों के ज़रिये किये गए आर्थिक 
लने-देन ब्लैक मनी के प्रचलन को खत्म कर सकता ह।ै 
डिजिटल रुपया प्रचलन में आने स ेटैक्स चोरी की घटनाओं में 
उल्लेखनीय रूप स ेकमी आएगी, क्योंकि प्रत्येक डिजिटल लने-
देन के प्रमाण डेटाबेस में अंकित हो जाते ह ैं। ब्लैक मनी इकट्टा 
करना, नशीली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद, जबरन वसलूी 
आदि आपराधिक गतिविधियों को मकु्ति दिलाने में डिजिटल 
रुपया सहायक सिद्ध होगा।
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4. क्या डिजिटल रुपया का परिचालन सार्वजनिक निधि का एक बड़ा व्यय है
रेखा चित्र 2: (उत्तरदाताओं का सहमति प्रतिशत)

स्त्रोत: स्वत: सर्वेक्षण 

रेखा चित्र 2 के विश्लेष ण स ेस्पष्ट होता ह ैकि भारत में वर्तमान 
में धन हस्तांतरण के अनेक विकल्प उपलब्ध ह।ै विश्लेष णात्मक 
तालिका 3 में भगुतान के ऑनलाइन विकल्पों का वर्णन किया 
गया ह।ै डिजिटल रुपया भगुतान व्यवस्था अभी तक सभी 
बैंकिग ससं्थाओं और ग्राहकों की पहुँच में नही ंह।ै हितधारकों 
तक डिजिटल रुपये की पहुंच बनाने के लिए बैंकिग सके्टर में 
अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होगी, इस कथन स े70% 
उत्तरदाता सहमत ह।ै डिजिटल रुपया परियोजना के सचंालन 
के लिए परिचालन लागत में वृद्धि होगी, इस कथन स े89% 
उत्तरदाता सहमत ह।ै डिजिटल रुपया को सरुक्षित करने के लिए 
बैंकिग सके्टर में साइबर सले को मजबतू करना होगा और कई 
स्थानों पर नए साइबर सले स्थापित करने होंगे। डिजिटल रुपया 
का उपयोग करने वाल ेडाटा धारको की सचूनाओं को गोपनीय 

रखने के लिए विशाल मात्रा में डाटा सरंक्षण की व्यवस्था करनी 
होगी जिसस ेअवसरंचना लागत में वृद्धि होगी। ब ैंकिग क्षेत्र में 
डिजिटल रुपया को सरंक्षित रखने के लिए सरुक्षा लागत में 
अत्यधिक वृद्धि होगी। भारतीय रिज़र्व ब ैंक, भारत सरकार और 
बैंकिग सके्टर के विभिन्न हित धारको के मध्य समन्वय एवं 
सतंलुन स्थापित करना एक जटिल कार्य ह,ै ब ैंकों द्वारा अपने 
हितों को वरीयता दी जाती ह ैजिसस ेकई बार सरुक्षा में स ेंध 
लग जाती ह।ै ग्रामीण एवं निर्धन व्यक्ति भौतिक नकदी को 
वरीयता देते ह ैं। कई प्रकार के कार्य को कराने के लिए भौतिक 
नकदी की आवश्यकता पड़ती ह।ै रेखा चित्र में उत्तरदाताओं के 
सहमति प्रतिशत को दर्शाया गया ह।ै 

डिजिटल रूपया सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता 
को बढ़ाकर देश को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा सकता ह।ै
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तालिका 5: भारत में डिजिटल रुपया परियोजना के लिए 
चुनौतियाँ

क्र.सं. चुनौतियों का बिंद ु रैंक

क लगभग 950 मिलियन भारतीय अभी भी 
इटंरनेट कनेक्टिविटी पर नही ंह ैं।

01

ख डिजिटल इडंिया के बारे में लोगों में 
जागरूकता पदैा करना।

02

ग एनओएफएन (नेशनल ऑप्टिकल फाइबर) 
के 67% बिंद ुगैर-कार्यात्मक ह ैं/ 250000 
ग्राम पंचायतों में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर 
नही ंह।ै

03

घ भारत में इटंरनेट स्पीड बहतु कम ह।ै 04

ङ धीमा और विलंबित डिजिटल अवसरंचना 
विकास।

05

च भारत में सरकारी परियोजनाओं में निजी 
भागीदारी कम ह।ै

06

छ 50000+ गांव मोबाईल कनेक्टिविटी स े
वंचित।

07

ज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिं ग की 
गतिविधियाँ/ पारदर्शिता की कमी।

08

झ छिप े हएु मालवेयर के निरीक्षण के लिए 
पर्याप्त कौशल की कमी।

09

ञ अत्यधिक प्रचलित भाषाए।ं 10
स्त्रोत: स्वत: सर्वेक्षण और डिजिटल इडंिया पर एसोचमै-डेलॉयट की 
रिपोर्ट, नवंबर-2016
# अकामाई की रिपोर्ट (तीसरी तिमाही 2016) इटंरनेट स्पीड पर भारत 
दनुिया में 105वें स्थान पर ह।ै

तालिका 5: भारत में डिजिटल रुपया परियोजना की चनुौतियाँ 
के विश्लेष ण स ेज्ञात होता ह ैकि एसोचमै-डिलॉयट द्वारा किए 
गए एक संयकु्त अध्ययन के अनसुार, ‘‘अभी तक लगभग 
950 मिलियन भारतीयों के पास इंटरनेट कनेक्शन नही ंह।ै’’ 
यएून इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यनूियन रिपोर्ट में भारत 
को वैश्विक सचूकांक पर 167 देशों में स े131वें स्थान पर 
रखा गया ह।ै इसीलिए उत्तरदाताओं ने इस कारक को प्रथम रैंक 
प्रदान की ह।ै सीबीडीसी के बारे में नागरिकों में जागरूकता की 
कमी ह।ै लोग अक्सर इस ेक्रिप्टोकरंसी के साथ भ्रमित करते 

ह ैं। अज्ञानता, उपयोग करना कठिन बना देती ह।ै ओसामा मंजर 
(डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के संस्थापक-निदेशक) के 
अनसुार, प्रायोगिक स्तर पर भी एनओएफएन बिंदओुं का 67% 
गैर-कार्यात्मक ह।ै देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को 
जोड़ने की योजना ह।ै डब्ड द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 
स्टडी के अनसुार भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामल े
में 110 देशों में 59वें स्थान पर ह।ै विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल 
रैंकिग 2018 (एल.पी.आई.) रिपोर्ट में भारत को 44वां स्थान 
दिया गया, जिसमें अवसंरचना में 52वां स्थान दिया गया ह,ै 
जो कमजोरी को अंकित करता ह।ै भारत के बैंकिग सके्टर 
में ब्लॉकचनै का समर्थन करने वाले ब ैंक अभी कम ह ैउन्ह ें 
उन्नयन की उच्च लागत को वहन करना पड़ सकता ह।ै 
दरूसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने लोकसभा (अप्रैल 13, 2017) 
में कहा, ‘‘लगभग 50,000 गांव ऐस ेह ैं जहां मोबाइल नेटवर्क  
नही ंपहुंचा ह।ै" मनी लॉन्ड्रिं ग एक ऐसी प्रक्रिया ह ैजिसमें एक 
व्यक्ति या एक प्रतिष्ठान, अवैध धन को जटिल चनैलों के 
माध्यम स ेकाननूी धन में परिवर्तित करता ह।ै सीबीडीसी सिस्टम 
में मलू स्रोत को ज्ञात करना एक कठिन कार्य ह ैजिसके कारण 
मनी लॉन्ड्रिं ग के केस बढ़ने की संभावना ह।ै भारत दनुिया 
का तीसरा सबस ेअधिक लक्षित देश ह,ै और इनमें स े 58 
प्रतिशत हमले वित्तीय सवेा क्षेत्र को लक्षित करते ह ैं। हमलावर 
बैंकों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं स े वित्तीय डाटा चरुाने के 
लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते ह ैं जैस े
- फ़िशिंग, नकली ईमेल, वॉयस फिशिंग, नकली वेबसाइट, 
सोशल इंजीनियरिग, कार्ड स्किमिंग, लोकप्रिय मोबाइल वॉलेट 
के नकली संस्करण, नकली मोबाइल ऐप, नकली एसएमएस, 
प्वाइंट-ऑफ-सले मालवेयर। 2001 की जनगणना के अनसुार, 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं के साथ, 
भारत में 1,600 स ेअधिक बोलियाँ बोली जाती ह ैं। दिलचस्प 
बात यह ह ै कि केवल 8% भारतीय ही अंग्रेजी भाषा के 
समाचार पत्र पढ़ते ह ैं। फेडरल रिज़र्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल 
ने हाल ही में ‘‘साइबर जोखिम" को वित्तीय स्थिरता स ेसंबंधित 
उनकी नंबर एक चितंा के रूप में सचूीबद्ध किया ह,ै और 
हाल ही में यकेू हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिपोर्ट ने विशेष 
रूप स ेसाइबर सरुक्षा और गोपनीयता जोखिमों को सीबीडीसी 
विकसित नही ंकरने के संभावित कारणों के रूप में वर्णित 
किया ह।ै गलत हाथों में, आए डाटा का इस्तेमाल नागरिकों के 
निजी लेन-देन की जाससूी, व्यक्तियों और संगठनों के बारे में 
सरुक्षा-संवेदनशील विवरण एवं पसै ेचोरी करने के लिए किया 
जा सकता ह।ै ई-रुपया आवश्यक रूप स ेवित्तीय समावेशन की 
समस्या को हल नही ंकरता ह,ै जो इस बिंद ुपर साक्षरता अंतर 
और डिजिटल बैंकिग क्षेत्र में अविश्वास द्वारा प्रतीत होता ह।ै
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भारत सरकार द्वारा डिजिटल रुपया परियोजना शरुू करना 
एक सराहनीय कदम ह।ै कें द्रीय बैंक सीबीडीसी प्रणाली के 
सभी पहलओुं जैस ेमदु्रा जारी करना, खाता रखना और लनेदेन 
सत्यापन का प्रबंधन करेगा। जनसखं्या के एक बड़े  भाग को 
बैंकिग नेट लाने हते ुप्रयास किए जाने चाहिए और असगंठित 
क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर डिजिटल रुपए के उपयोग 
को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। डिजिटल रुपए के प्रयोग 
के लिए सरकार को विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए। डिजिटल रुपए के प्रयोग स ेसरकार का कर 
दायरा बढ़ेगा जिसस ेआर्थिक विकास में तेजी आएगी। डिजिटल 
इडंिया के अंतर्गत डिजिटल भगुतान प्रणाली को सार्वभौमिक 
रूप स ेस्वीकार एवं प्रासगंिक बनाने पर आरबीआई को बल 
देना होगा। 
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